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याचि0का- उस आदेश के खिFलाफ दायर की गई, जिसमें मुख्य न्यानियक दंडाचिधकारी (CJM) ने

याचि0काकता के मानत #ांड को #हाल करने के आवेदन को अस्वीकार कर दिदया था। यह

मानत #ांड न्यायालय में याचि0काकता की अनुपजिस्थनित के कारण रद्द कर दिदया गया था।

याचि0काकता ने अचिSम मानत याचि0का उच्0 न्यायालय में दायर की थी,

जिसमें उसे अचिSम मानत दी गई थी, लेकिकन एक अनितरिरक्त शत लगाई गई थी किक:

"याचि0काकता को कम से कम दो वर्षX तक या मामले के निनपटारे तक,  ो भी पहले हो,

प्रत्येक तारीF पर भौनितक रूप से (Physically) निन0ली अदालत में उपजिस्थत रहना होगा।

यदिद वह लगातार दो तारीFों पर बि#ना उचि0त स्पष्टीकरण के अनुपजिस्थत रहता है, तो उसे दी

गई मानत स्वतः निनरस्त मानी ाएगी।"

एक पिवशेर्ष तारीF पर मामला पसुिलस रिरपोट प्राप्त करने के सिलए  CJM के

समक्ष सू0ी#द्ध था, लेकिकन याचि0काकता CJM न्यायालय में उपजिस्थत नहीं हुआ।
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निनणय -

मामला  CJM के समक्ष केवल पुसिलस रिरपोट प्राप्त करने के सिलए सू0ी#द्ध

था, क्योंकिक ां0 अभी ारी थी और याचि0काकता पहले से ही पसुिलस ां0 में सहयोग कर

रहा था। (पैराSाफ 9)

#  मामला  केवल पसुिलस  रिरपोट  की  प्राजिप्त के  सिलए  सू0ी#द्ध  था,  तो

याचि0काकता को मजिस्टे्रट न्यायालय में उपजिस्थत होने की कोई आवश्यकता नहीं थी। आरोपी

को केवल आरोप पत्र (Charge-sheet) दाखिFल होने और उसके खिFलाफ प्रकिuया ारी होने के

#ाद ही न्यायालय में उपजिस्थत होना आवश्यक होता है, न किक ां0 के दौरान। (पैराSाफ 10)

याचि0का स्वीकार की ाती है। (पैराSाफ 13)
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पटना उच्च न्यायालय का तिनर्णय आदेश

==============================================================

माननीय न्यायमतूित स्थि/तेंद्र कुमा 

ओल //मेंट

   दिदनाक:-31-01-2025

वतमान याचि0का को दंड प्रकिuया संदिहता की धारा 482 के तहत याचि0काकता

द्वारा दिदनांकिकत 23.12.2015 के आदेश के खिFलाफ पेश किकया गया है, जिसके तहत पिवद्वान

मुख्य न्यानियक न्यायाधीश,  सारण ने छपरा मुफसिसल थाना कांड संख्या- 173/2013, ो

भारतीय  दंड  संदिहता  की  धारा  147, 148, 341, 323, 324, 307, 504  और  शस्त्र

अचिधनिनयम की धारा 27 के तहत दंडनीय अपराधों के सिलए मामला द किकया है, में #ंध पत्र

को #हाल करने के सिलए याचि0काकता के आवेदन को Fारिर कर दिदया है, जिसे अदालत ने

न्यायालय में याचि0काकता के अनुपजिस्थत रहने के कारण दिदनांकिकत 19.02.2015 के आदेश

के माध्यम से रद्द कर दिदया था। 

2.  वाद की तथ्यात्मक पषृ्ठभसूिम यह है किक प्राथसिमकी द होने के #ाद,

याचि0काकता ने इस न्यायालय के समक्ष अचिSम मानत याचि0का को दाखिFल किकया और उसे

अचिSम मानत पर उन्मुक्त किकया गया, "#शत } किक वह कम से कम दो साल तक या मामले

के निनपटारे तक, ो भी पहले हो, प्रत्येक तारीF को न्यायालय के समक्ष शारीरिरक रूप से

उपजिस्थत रहेगा और बि#ना किकसी उचि0त स्पष्टीकरण के लगातार दो तारीFों पर पिवफल रहने

की जिस्थनित में, याचि0काकता को दी गई स्वतंत्रता को रद्द माना ाएगा।”

3. 19.02.2015 पर मामला पुसिलस रिरपोट प्राप्त करने के सिलए पिवद्वान मुख्य

न्यानियक न्यायधीश के समक्ष सू0ी#द्ध किकया गया था। लेकिकन याचि0काकता सं#ंचिधत नितचिथ

यानी 19.02.2015 पर पिवद्वान मुख्य न्यानियक न्यायधीश के सामने पेश नहीं हुआ और

इससिलए, उसका #ंध पत्र रद्द कर दिदया गया और उसके खिFलाफ ग़ैर मानती वारंट ारी

किकया गया। इसके #ाद, याचि0काकता ने ग़ैर मानती वारंट को रद्द करने और नए सिसरे से
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#ंध पत्र दाखिFल करने की अनुमनित के सिलए पिवद्वान मुख्य न्यानियक न्यायाधीश के समक्ष एक

याचि0का  दायर  की,  जिसमें  कहा  गया  किक  #ीमारी  के  कारण वह सं#ंचिधत नितचिथ यानी

19.02.2015 पर अदालत में उपजिस्थत नहीं हो सके। 

4.  मैंने  याचि0काकता  के  पिवद्वान  वकील, न्यायसिमत्र और  राज्य  के  सिलए

अनितरिरक्त असिभयोन पदाचिधकारी को सुना।  

5.  याचि0काकता  के  पिवद्वान  वकील  ने  प्रस्तुत  किकया  किक  पिवद्वान  मुख्य

न्यानियक न्यायधीश, सारण छपरा द्वारा पारिरत दिदनांकिकत 19.02.2015 और 23.12.2015 के

पिववादिदत आदेश कानून की नर में दिटकाऊ नहीं हैं। अपनी दलील को साबि#त करने के सिलए,

वह प्रस्तुत करता है किक अचिSम मानत की शतX के अनुसार, याचि0काकता को आरोप पत्र

प्रस्तुत करने और उसके खिFलाफ प्रकिuया ारी करने के #ाद ही अदालत में उपजिस्थत होने की

आवश्यकता थी। आरोप पत्र प्रस्तुत किकए बि#ना और अदालत से समन प्राप्त किकए बि#ना,

याचि0काकता के सिलए अदालत में उपजिस्थत होने का कोई अवसर नहीं था क्योंकिक उस अवचिध

के दौरानअनुसंधान 0ल रहा था और वह अनसुंधान में पुसिलस का सहयोग कर रहा था। वे

“मुफ्त कानूनी सहायता समिमतित,  /मशेदपु बनाम बिबहा ाज्य  (1982) 3  एस.  सी.  सी.

378” में #ताया गया है उस न्याय निनणय का उल्लेF करते है और उस पर निनभर करते है।

6. पिवद्वान न्यायसिमत्र भी प्रस्तुत करते हैं किक असिभयुक्त को केवल ां0 या

मुकदमे के दौरान और न्यायालय से समन प्राप्त करने के #ाद ही न्यायालय में उपजिस्थत

होने की आवश्यकता होती है। प्रासंचिगक समय पर, मामला अभी भी अनुसंधान के 0रण में

था और कोई आरोप पत्र प्रस्ततु नहीं किकया गया था और याचि0काकता को कोई समन ारी

नहीं किकया गया था और इससिलए,  याचि0काकता को अदालत में  उपजिस्थत होने की कोई

आवश्यकता नहीं थी, क्योंकिक अनुसंधान के दौरान, मामला केवल निनयसिमत तरीके से पसुिलस

रिरपोट प्राप्त करने के सिलए मजिस्टे्रट अदालत के समक्ष तय किकया ाता है और उस अवचिध

के दौरान, आरोपी को अदालत में उपजिस्थत होने की आवश्यकता नहीं होती है। 
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7. राज्य के सिलए पिवद्वान अनितरिरक्त असिभयोन पदाचिधकारी भी निनष्पक्ष रूप

से स्वीकार करते है किक पिववादिदत आदेश कानून की नर में दिटकाऊ नहीं हैं, मुफ्त कानूनी

सहायता समिमतित, /मशेदपु मामले (ऊप) का दृस्थिGटकोर्ण। 

8. मैंने दोनों पक्षों एवम ्न्यायसिमत्र द्वारा प्रस्तुत प्रस्तनुितयों पर पिव0ार किकया

और असिभलेF पर सामSी का अध्ययन किकया। 

9. मैंने पाया किक 19.02.2015 पर मामला पुसिलस रिरपोट प्राप्त करने के सिलए

पिवद्वान मुख्य न्यानियक न्यायधीश के समक्ष सू0ी#द्ध किकया गया था क्योंकिक अनुसंधान

अभी 0ल रहा था और याचि0काकता के पिवद्वान वकील के #यान के अनुसार,  याचि0काकता

पहले से ही अनुसंधान में पसुिलस का सहयोग कर रहा था। याचि0काकता के पिवद्वान वकील के

आगे के #यान के अनुसार, #ाद में 26.08.2016 पर आरोप पत्र प्रस्तुत किकया गया था और

अपराध का संज्ञान पिवद्वान न्यायधीश न्यायालय द्वारा 03.11.2016 पर सिलया गया था और

उसके खिFलाफ 10.04.2017 पर समन ारी करने का निनद}श दिदया गया था। 

10.  इससिलए,  मैंने पाया किक # मामला पुसिलस रिरपोट प्राप्त करने के सिलए

सू0ी#द्ध किकया गया था, त# याचि0काकता के सिलए 19.02.2015 पर पिवद्वान मजिस्टे्रट के

न्यायालय में उपजिस्थत होने का कोई अवसर नहीं था। असिभयुक्त को असिभयोग-पत्र प्रस्तुत

करने और उसके खिFलाफ प्रकिuया ारी करने के #ाद ही न्यायधीश  की न्यायालय में

उपजिस्थत होना आवश्यक है, न किक अनुसंधान के 0रण के दौरान, सैा किक माननीय सवJच्च

न्यायालय ने तिनःशुल्क कानूनी सहायता समिमतित, /मशेदपु न्याय तिनर्णय (उपोक्त) में स्पष्ट

रूप से निनम्नसिलखिFत शब्दों में निनणय दिदया है:-   

“2. श्री सिसब्#ल द्वारा माँगा गया पहला अंतरिरम निनद}श यह है किक # कोई

आरोपी मानत  पर  रिरहा होता है ,    तो  उसे  त# तक  न्यायालय में  पेश  होने  की  

आवश्यकता नहीं होनी 0ादिहए # तक किक आरोप पत्र दायर नहीं किकया ाता है और

अदालत द्वारा प्रकिuया ारी नहीं की ाती है। श्री सिसब्#ल का कहना है किक आ बि#हार

की कई मजिस्टे्रट न्यायालय में ो होता है वह यह है किक आरोपी को हर 14 दिदन में
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अदालत में पेश होना पड़ता है, भले ही वह मानत पर हो और इससे आरोपी को काफी

परेशान किकया ाता है। वह प्रस्तुत करते हैं और हमारी राय में सही है किक कानून    द्वारा  

इसकी    आवश्यकता     नहीं     है ,   और     श्री     के .     ी  .    भगत  ,     बि#हार    राज्य   की   ओर     से     पेश     होने  

वाले    पिवद्वान     अचिधवक्ता  ,     निनष्पक्ष     रूप    से    स्वीकार     करते     हैं     किक     कानून     के     सिलए     यह  

आवश्यक    नही ं   है    किक    मानत     पर     आरोपी    को    आरोप     पत्र     दायर     करने     और    अदालत  

द्वारा    ारी    प्रकिuया     से    पहले     अदालत    के    समक्ष    उपजिस्थत     होने    की    आवश्यकता     है। 

इससिलए हम निनद}श देते हैं किक # भी कोई आरोपी मानत पर रिरहा होता है तो उसे

त# तक अदालत में पेश होने की आवश्यकता नही ंहोती # तक किक आरोप पत्र दायर

नहीं किकया ाता और अदालत द्वारा प्रकिuया ारी नहीं की ाती।”

(ोर दिदया गया)

11. इससिलए, पिवद्वान मजिस्टे्रट अदालत द्वारा पारिरत दिदनांकिकत 19.02.2015

और 23.12.2015 के पिववादिदत आदेश कानून की नर में दिटकाऊ नहीं हैं और इससिलए, इसे

रद्द किकया ाता है और याचि0काकता के #ंध पत्र को #हाल किकया ाता है। 

12. अ# याचि0काकता को अचिSम मानत की शतX के अनुसार अदालत में

उपजिस्थत होने का निनद}श दिदया ाता है, ो इस न्यायालय द्वारा दी गई है। 

13. तदनुसार, वतमान याचि0का स्वीकृत की ाती है।  

14. पिवद्वान न्यायसिमत्र श्री अय कुमार ठाकुर द्वारा प्रदान की गई सहायता

की #हुत सराहना की ाती है। पटना उच्0 न्यायालय की कानूनी सेवा ससिमनित के सचि0व को

10,000/- रुपये उन्हें मानदेय के रूप में का भुगतान करने का निनद}श दिदया गया है। इस

आदेश की प्रनित सू0ना और आवश्यक ानकारी के सिलए सचि0व पटना उच्0 न्यायालय कानूनी

सेवा ससिमनित को भेी ाए। 

(स्थि/तेन्द्र कुमा, न्यायमूतित )

एस.अली, रमेश/-
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खंडन (डिड(क्लेम)- ()ानीय र्भााषा में तिनर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकाों को इसे अपनी र्भााषा में समझने

के उपयोग तक ही सीमिमत है औ अन्य प्रयो/ना)  इसका उपयोग नही किकया /ा सकता । सम(त व्यवहारिक,

कायालयी, न्यातियक एवं सकाी प्रयो/ना) , तिनर्णय का अंगे्र/ी सं(कर्ण ही प्रमाणिर्णक होगा सा) ही तिनGपादन

त)ा कायान्वयन के प्रयो/ना)  अनुमान्य होगा।
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